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दाल उ×पादक ͩकसानɉ का Ǒहत साधना होगा 

 

 

 

 

भारत-अमेǐरका åयापार समझौता अपने अǓंतम Ǿप मɅ है। इसको लेकर सरकार पर आरोप भी लगाए जा रहे हɇ ͩक समझौत े

मɅ सरकार न ेͩकसानɉ के Ǒहतɉ को Úयान मɅ नहȣं रखा है। दालɉ को लकेर ऐसा सच सामने आ रहा है।  

कुछ ǒबदं ु- 

 हाल के वषɟ मɅ भारत का दाल उ×पादन लगभग 2.5 करोड़ टन रहा है। जबͩक मांग तीन करोड़ होने का अनमुान 

है। इस कमी को आयात स ेपरूा ͩकया जाता है। 

 दालɉ स ेपाचँ करोड़ ͩकसान जुड़ ेहुए हɇ। 

 दालɅ गरै-अनाज Ĥोटȣन भोजन के लगभग एक चौथाई कȧ पǓूत [ कर देती हɇ। 

 दालɉ के उपभोग कȧ मांग को सरकार आयात नीǓत, मãूय िèथरता और सशत[ एमएसपी खरȣद के ͧमलेजलेु तरȣके 

स ेसतंुͧ लत रखती है। 

 दालɉ के ͧलए Ǔनिæचत समथ[न मãूय न होने स ेǒबĐȧ का भी Ǔनिæचत तğं नहȣं है। 2019-24 के बीच मãूय समथ[न 

योजना के तहत सरकारȣ खरȣद 2.9% और 12.4% के बीच ऊपर-नीचे होती रहȣ है। कई राÏयɉ मɅ ǒबĐȧ कɅ ġ बहुत 

कम रहे। इसस ेͩकसानɉ को इसे Ǔनजी åयापाǐरयɉ को बेचना पड़ा। इसस ेͩकसानɉ को दाल उगाने का Ĥो×साहन नहȣ ं

ͧमलता है। 
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 इसके अलावा, अमेǐरका का कहना है ͩक होन ेवाले åयापार समझौत ेमɅ भारत को दाल खरȣदने के ͧलए मजबरू 

ͩकया जा रहा है। इसका मतलब है ͩक सरकार ͩकसानɉ के Ǒहतɉ के ͨखलाफ आयात करने के ͧलए तयैार हो गई 

है। 2020-21 मɅ ऐसी हȣ आशकंाओ ंको लेकर कृͪष-काननूɉ का ͪवरोध ͩकया गया था। 

ͩफलहाल, सरकार के पास अमेǐरकȧ शतɟ का अगर कोई ͪवकãप नहȣं है, तो ͩकसानɉ कȧ र¢ा के ͧलए सरंचना×मक 

सधुार ͩकए जाने चाǑहए। इससे हȣ खाɮय सरु¢ा भी सǓुनिæचत हो सकेगी। 

‘द Ǒहदं’ू मɅ Ĥकाͧशत सपंादकȧय पर आधाǐरत। 13 फरवरȣ 2026 

 


